भारत सरकार
रेल मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न सं. 263
06.12.2013 को दिया जाने वाला उत्‍तर
नियं‍त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के निष्‍कर्ष
263.
श्रीमती कुसुम राय:

श्री अरविन्‍द कुमार सिंह:

श्री प्रभात झा:
क्‍या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(1) क्‍या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के हाल ही के प्रतिवेदन के अनुसार देश में कम से कम 50 प्रतिशत रेलगाडि़यों में तिलचट्टे और चुहे पाए गए है; 
(2) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और इसके क्‍या कारण है;
(3) क्‍या सीएजी ने यह भी टिप्‍पणी की है कि गाडि़यों में दिया जाने वाला 5 प्रतिशत भोजन मिलावटी और घटिया पाया गया था और यंत्रीकृत सफाई प्रणाली का कार्यान्‍वयन न किए जाने के कारण प्‍लेटफार्म और लाइनें गंदी पाई गई थी:
(4) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और इस पर सरकार की क्‍या प्रतिक्रिया है; और
(5) सरकार इस संबंध में क्‍या उपाय करेगी?

उत्‍तर
रेल मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री कोटला जय सूर्य प्रकाश रेड्डी) 
(1)  से (ड.): एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है। 
सीएजी रिपोर्ट पर निष्‍कर्षों के संबंध में 06.12.2013 को राज्‍य सभा में श्रीमती कुसुम राय, श्री अरविंद कुमार सिंह और श्री प्रभात झा द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 263 के भाग (क) से (ड.) के उत्‍तर से संबंधित विवरण। 
(क) जी नहीं। 
(ख) प्रश्‍न नहीं उठता। 
(ग) जी नहीं। 
(घ) प्रश्‍न नहीं उठता। 
(ड.) यह सुनिश्चित करने के लिए कि रेल यात्रियों को मिलावट रहित और स्‍वच्‍छ भोजन सेवित हो, जो खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत अधिसूचित खाद्य संरक्षा अधिकारियों और मनोनीत अधिकारियों द्वारा नियमित भोजन नमूनों को उठाते हैं जो इन्‍हें भोजन में किसी प्रकार की मिलावट की जांच के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण के दिशा-निदेशों और अनुदेशों के अनुसार पूरे देश में नेशनल एक्रीडीटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग और केलीब्रेशन लेबोट्रियों में भेजते हैं।  
भारतीय रेल का यह सतत् प्रयास रहता है कि रेल यात्रियों को अच्‍छी गुणवत्‍ता का स्‍वच्‍छ भोजन उपलब्‍ध हो। बहरहाल, राजधानी/शताब्‍दी और अन्‍य लंबी दूरी की गाडि़यों में अवमानक खाने की वस्‍तुएं/भोजन मदों और स्‍वच्‍छता की कमी के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्‍त हुई है। गाडि़यों में खानपान सेवाओं की गुणवत्‍ता को बेहतर करने के लिए निगरानी हेतु एक तंत्र स्‍थापित किया गया है। नई खानपान नीति के अंतर्गत सेवा में कमी पाए जाने पर जुर्माना लगाने, चेतावनी देने, उचित सलाह देने और ठेकों को रद्द करने आदि जैसी दंडात्‍मक कार्रवाई की जाती है।
भारतीय रेलवे पर स्‍वच्‍छता संबंधी मानकों में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। भारतीय रेल स्‍टेशनों की स्‍वच्‍छता को बेहतर करने के लिए विभिन्‍न कदम उठा रही है और रेलवे स्‍टेशनों में स्‍वच्‍छता मानक को बेहतर करने के लिए अनुबंध आधार पर मशीनों द्वारा सफाई, कूड़ा बीनने, कूड़ा-करकट निपटान, वन टाइम क्‍लीनिंग आदि जैसी संबंधित गतिविधियों को आउटसोर्स किया गया है। निजी क्षेत्र की भागीदारी से 'पे एंड यूज' योजना के अंतर्गत बड़े रेलवे स्‍टेशनों पर सार्वजनिक शौचालयों को बनाया गया है। इन उपायों ने भारतीय रेल को रेलवे स्‍टेशनों पर स्‍वच्‍छता को सुनिश्चित करने और शौचालयों का अनुरक्षण करने में सहायता की है। रेलवे स्‍टेशनों पर स्‍वच्‍छता की निगरानी और उपचारात्‍मक उपाय करने के लिए नामित सेवा सुधार समूहों द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किए जाते हैं। 
रेल अधिनियम, 1989 के अंतर्गत, रेल परिसरों में साफ-सफाई और स्‍वच्‍छता को प्रभावित करने वाले व्‍यक्तियों को दंडित करने के लिए 500 रुपए तक के जुर्माने को राजपत्र अधिसूचना के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। जुर्माने लगाने का उद्देश्‍य रेल परिसरों में साफ-सफाई और स्‍वच्‍छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को कम करना है। 
रेलवे की ऐसे प्‍लेटफार्म लाइनों पर जहां गाडि़यां सुबह के घंटों में लंबी अवधि के लिए रूकती हैं वहां वाटरजेट प्रणा‍ली के साथ धुलनीय एप्रनों को उत्‍तरोतर उपलब्‍ध कराए जाने की भी योजना है। 
*****
